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विषय: विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
3223. श्री अनिल देसाईः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या केन्द्र सरकार विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है;

(ख) 
यदि हां, तो प्रति क्विंटल धान, ज्वार और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है;

(ग) 
क्या भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संस्थान प्रापण पर बहुत सारी शर्तें लागू कर देते हैं, जिससे कि किसान मजबूरन बिक्री के आसान तरीके का विकल्प चुनता है; और
(घ) 
सभी प्रकार की फसलों की खेती करने वाले किसानों के साथ बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी करने के क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) तथा (ख): सरकार कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर धान, ज्‍वार और कपास सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य(एमएसपी) तथा गन्‍ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्‍त, तोरिया एवं छिलका रहित नारियल के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषणा भी क्रमश: रेपसीड/सरसों तथा कोपरा के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों के आधार पर की जाती है। 2017-18 मौसम के लिए धान, ज्‍वार एवं कपास हेतु सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों का ब्‍यौरा इस प्रकार है:
रू./क्‍विंटल
	क्र.सं.
	फसल
	किस्‍म
	एमएसपी

	1
	धान
	सामान्‍य
	1550

	
	
	ग्रेड ए
	1590

	2
	ज्‍वार
	हाईब्रिड
	1700

	
	
	मालदंडी
	1725

	3
	कपास
	मध्‍यम रेशा
	4020

	
	
	लंबा रेशा
	4320


(ग) तथा (घ): पूरे देश में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीददारी के लिए एक समरूप नीति है। इस नीति के अंतर्गत, सरकार पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्य की सरकारी एजेंसियों सहित नामित खरीद एजेंसियों के माध्‍यम से निर्धारित अवधि के भीतर एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्‍टताओं के अनुरूप, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर फसलों की खरीद करने का प्रस्‍ताव करती है। तथापि, किसान न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर सरकारी खरीद एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद है, अपने उत्‍पादों को बेचने के लिए स्‍वतंत्र हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीददारी का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करता है कि किसानो को अपने उत्‍पादों के लिए लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त हो तथा उन्‍हें मजबूरीवश अपना उत्‍पाद कम मूल्‍य पर न बेचना पड़े।
सरकार ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) को क्रियान्‍वित कर रही है एवं एक मॉडल कृषि उत्‍पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 को लागू कर रही है ताकि उत्‍पादक एवं उपभोक्‍ता के बीच बिचौलियों की संख्‍या में कमी की जा सके और उपभोक्‍ता की राशि में किसानों की हिस्‍सेदारी में वृद्धि की जा सके एवं बाजार क्षमता को बढ़ाया जा सके। 2018-19 के केंद्रीय बजट में 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के हितों का ध्‍यान रखने के लिए वर्तमान 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस) में विकास और उसके उन्‍नयन की घोषणा की गई है। ये ग्रामीण कृषि बाजार इलेक्‍ट्रानिक रूप से ई-एनएएम से जुड़ें होंगे और एपीएमसी के विनियमों से इन्‍हें छूट प्राप्‍त होगी और ये उपभोक्‍ताओं को सीधे माल बेचने तथा थोक खरीददारी करने की सुविधा किसानों को प्रदान करेंगे।
*****
